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 देखिए,  इसी  ईमारत  को  हम  ढाह  सकते  हैं।  वाजपेयी जी  चाहे ंतो  आग  लगा  सकते ।  आप
 लगा  सकते हैं  ।  भाप  लोग  भी  चाहें  तो  इसको  भाग  लगाकर  मुतमार  कर  सकते  हैं  लेकिन  बना  भी
 सकते हैं  ।  लेकिन  बया  वाजपेयी  जी  मेरा  गला  पौंड  दीजिएगा  तो  हमको  वापस  ला  सकते  हैं  तो  बहु  काम
 अपने  हाथ  से  मत  कीजिए  जिसे  कि  भाप  वापस  नहीं  ला  सकते  हैं  बाकी  जितना  करना  हो  करिए  ।  ट्रेन
 उलटिए,  ये  उलटिए,  लेकिन  मारिए  मत  किसी  को  और  हम  फिर  कह  देते  हैं,  इसलिए  कि  अभी  आप  ही
 ने  उस  रोज  कहा  था  कि  10  या  11  कितने  हैं,  लोग  जो  हैं,  आडवाणी  साहब  ओर  किसको  मारने  के
 लिए  कहां  से  चल  पड़े  हैं।  कोई  इसके  लिए  सोसायटी  बनती  है,  सोसायटी  नहीं,  सोसायटी  तो  अपने  मत
 में  हो  जाती  है  ।  आज  मैं  जानता  हूं  कि  कोई  मिनिस्टर,  ब्लैक केंट  कहते  हैं,  कि  ब्लैकहोल  कहते  हैं,  कि
 एलसेखियन  लोग  कहते  हैं,  आज  तक  हमने  अपनी  जिन्दगी  में  एक  चूहा  भी  नहीं  रखा  कि  हमको  हिफाजत
 करोगे  इसलिए  कि  हमको  कोई  फिक्र  नहीं  है,  हमको  कोई  डर  नहीं  हैं  ।'''  (ब्यान)  ''  अध्यक्ष  जी,  मैं
 चाहता  हूं,  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जी  से,  चू  कि  मैं  gat  मौजूदा  लोडर  मानता हूं  और  उनकी
 मुश्किलात  को  मैं  जानता हूं  और  मेरे  जो  भाई  हैं  वे  इनको  नहीं  जानते  हैं  ।  मैं  उनसे  कहता  हूं  यह  चीज  जो
 लोगों  के  दिलोदिमाग  में  है  उन  लोगों  को  छोड़  दीजिए  ।  आप  लिए  बाबू  नरसिंह  राव  जी  से,  मजु न  सिह
 जी  से,  शरद  पवार  जी  से  लिए  और  खूब  अच्छी  तरह  से  मुकाबला  कीजिए  ।  हम  लोगों  पर  आज  की
 जिन्दगी  में  हम  चाहते  हैं  कि  हम  लोगों  पर  रहम  कीजिए  ।  हम  लोग  बहुत  कमजोर  हैं  लेकिन  न  वे  मानते
 हैं,  न  भाप,  तो  फिर  हम  कहां  जाए गे  |  देखिए  आज  आपसे  माफी  मांग  करके  कहता  हूं  कि  हम  पर  रहम
 कीजिए  ।

 [भनुवबाद ]
 ¢  (प्रधान  मन्त्री  (बी  पी०  eto  नरसिंह  राव)  :  अध्यक्ष  महोदय,  मैं  उन  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  का
 आभारी  हूं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  और  अपना  बहुमूल्य  योगदान  दिया  यह  वाद-विवाद  बहुत
 थका  देने  वाला  रहा  |  बहुत  से  सदस्यों  ने  उत्सुकता,  नाराजगी  और  तथ्यों  के  साथ  विद्वतापूर्ण  ढंग  से  अपने
 विचार  व्यक्त  किए  ।  शायद  यह  वाद-विवाद  ससद  के  इतिहास  के  बहुत  अच्छे  वाद-यिवादों  में  से  एक  होगा
 मैं  एक  बार  पुन:  उनका  आभार  प्रकट  करता  हूं  ।  यह  अवसर  अपने  आप  में  अंत  रावलोकन  करने,  गंभीर  रता
 गौर  सौम्यता  दिखाने  का  है  और  शायद  यह  एक  ऐसा  अवसर  है  जबकि  हम  में  से  प्रत्येक  को  भविष्य  की
 ओर  निहारना  होगा  ।

 यह  देश  एक  महान  देश  रहा  है  ।  यह  देश  वहुत  प्रगति  कर  चुका  है  ।  इसके  समक्ष  कई  अड़चनें  आएँ
 हैं  परन्तु  यह  हरेक  अड़चन  के  बाबजूद  शासक  बनकर  आगे  बढ़ा  है  कमजोर  बनकर  नहीं  ।  मुझे  विश्वास

 है  कि  यह  बहुत  दुखद  घटना,  नफरत  भर  विध्वंस का रिता  के  इस  कृत्य  को  जोकि  6  दिसम्बर  को  हुआ  उसे
 यथाशीघ्र  लोगों  के  दिमाग  से  मिटा.  दिया  जाएगा।  मैं  भगवान  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  ऐसा  हो  ।
 इस  घटना  की  धुंधली  सी  याद  भी  देश  के  लिए  हानि  कारक  होगी  और  मैं  सभी  वर्गों  के  लोगों  और  सदन
 में  सभी  पक्षों  के  लोगों  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वे  इस  प्रक्रिया  में  हमारी  सहायता  करें  ।  6  दिसम्बर  की
 इस  शर्मनाक  घटना  को  लोगों  के  दिमाग  से  निकालने  में  सहायता  करें  और  विश्व  के  सामने  एक  बार  फिर
 यह  सिद्ध  करने  में  हमारी  सहायता  करें  कि  यह  केवल  हमारी  एक  भूल  थी  अन्यथा  देश  में  सौहा दं  और
 भाईचारा  है  और  यह  देश  हजारों  वर्षों  से  एक  रहा  है  और  आने  वाले  हजारों  वर्षों  तक  एक  रहेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय,  यह  एक  विचित्र  बात  है  कि  यह  चर्चा  एक  अविश्वास  प्रस्ताव  के  रूप  में  सदन  में
 आई  ।  भारतीय  जनता  पार्टी  को  भारत  सरकार  में  विश्वास  नहीं  है।  कयों  ?  क्योंकि  मारत  सरकार ने
 भारतीय  जनता  पार्टी  की  राज्य  सरकार  पर  विश्वास  किया  ।  हो  सकता  है  कि  भारत  सरकार  के  साथ  यह
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 [आरी  पी०  दी  ०  कह  राव]

 भण्डा  स्काय  किया  गया  हो  ।  टुमे  उसे  अपनाया  होगा  ।  रुे  उसे  स्वीकार  करना  होगा  ।  परन्तु हम  इस
 बेश  को  कैसे  चला  सकते  है  ?  मिन्द्र-राज्य  aa  कसे चल  सकते हैं  शक  के  मालदार पर  ?  अधिश्वास  के
 शिकार पर  ?  हम  देश  को  कसे  चला  सकते है’  हम  उन  राज्य  सरकारों  को  कसे  चला  सकते  हैं  जो  बहुत +
 अधिक  निकटता से  कैम्प  से  जुड़ी  हुई  हैं  और  उन्हें  हर  समय  तीन  टांग  की  दौड़  दौड़नी  पड़ती  है?  उनमें से
 कोई  भी  एक  दूसरे  को  पीछें  छोड़कर  आगे  नहीं  बढ़  सकता है  ।

 राष्ट्र  य  विकास  परिषद  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  वी  बैठकों  और  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में

 हमने  यह  देखा  कि  यदि  अलग-अलग  करके  देखा  जाए.  तो  प्रत्येक  समस्या  एक- -दूसरे  बहुत  अधिक  जुड़ी
 हुई  लगती है  परन्तु  यदि  समस्याएं  तब  आसान  हो  जाती  हैं  जब  कि.  राज्य  सरकारें  और  केन्द्र  सरकार
 बैठकर  इन  पर  व्यापक  आपसे  विचार  करती  हैं.  और  इन्हें  मिलकर  दूर  करने  की  कोशिश  करती  हैं  |

 राष्ट्रीय  कारा  परिषद  पिछले  डेढ  वर्ष  से  इस  दिशा  में  कार्य  कर  रही  है।  इस  परिषद  की  अनेक  उप-
 समितियां  गठित  की  गई  हैं  जिनका  अध्यक्ष  मुख्य  मन्त्रियों  को  बनाया  गया  है,  चाहे  बह  किसी  दल  के  हों,
 गौर  चह  वर्त  अच्छा  काम  कर  रही  हैं  उनमें  किसी  भी  तरह  का  कोई  विवाद  नहीं  रहा  है  और  कुल
 मिलाकर  राष्ट्रीय  बीमारी  परिषद  ने  अपने  इस  कार्यकरण  से  प्रशंशनीय  ढंग  से  अपना  दायित्व  निभाया  है।
 यह  इस  बात  का  उदाहरण  है  कि  एक  संध  राज्य  को  कसे  कार्य  करना  चाहिए  ।

 परतु  क्या  किसी  संघ  की  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  यह  बात  संभव है.  या  मानने  योग्य  है  अथवा
 उसे  इसकी  कल्पना  भी  करनी  चाहिए  कि  उसकी  इकाइयों  में  से  एक  राज्य  सरकार  सत्पनिष्ठ  आश्वासन
 देते  हुए  एक  हलफनामे  के  बाद  दूसरा  हलफनामा  देती  रहे  भर  अन्तत:  उन  आश्वासनों  का  इस  तरह  से
 उल्लंघन  करे  कि  उनका  आखिरी  पल  तक  पता  न  लग  सके  ?

 इसीलिए  जो  कुछ  हुआ  उस  सत्र  को  देखने  के  बाद  मैंने  पहली  प्रतिक्रिया  यह  व्यक्त  की  कि  यह  सब
 कुछ  पूर्व  नियोजित  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  जांच  होगी  ।  मैं  जांच  के  परिणामों  का  अ  दावा  नहीं  लगाना
 रहता  हूं  ।  परन्तु  मह  सब  इतना  सुनियोजित  था,  और  यह  एक  दुर्घटना  मात्र  नहीं  थी  ।

 महोदय,  उन  पर  विश्वास  करने  के  लिए  मुझ  पर  दोष  लगाए  गए,  मेरी  आलोचना  की  गई  ।  मैंने
 सिर्फ  एक  यही  गलती  की  कि  उन  पर  विश्वास  फिया  ।  मैं  इस  बात  को  मानता हूं  ।  मैं  एक  राज्य  सरकार
 का  विश्वास  करने  का  दोषी  हूं।  इस  सम्बन्ध  में  मेरे  पाग  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  है  ।  परन्तु  मैंने  इस  पर
 केवल  केन्द्र  गर भार  के  बतौर  विश्वास  नहीं  फिया  मैंने  देखा  कि  राज्य  सरकार  के  आश्वासनों  पर  विश्वास
 करने  के  अलावा  Fo  नहीं  किया  जा.  सकता  है।  क्या  उस  स्थिति  में  कोई  दूसरा  तरीका  था  जबकि
 उच्चतम  न्यायालय  ने  इसे  स्वीकार  हर  दिया  था  ?  उच्चतम  न्यायालय  ने  सुनवाई-दर-सुनवाई
 राज्य  सरकार  में  अधिक  किकास  व्यक्त  किया  ।  राज्य  सरकार  को  और  हल्फनामें  दाखिल  करने  के  लिए
 कहा  ।  किसी समय  मुझे  इस  प्रश्न  से  दूर  ही  रहने  के  लिए  कहा  क्योंकि  बह  इस  बात  पर  राज्य  सरकार
 को  अजमाना  चाहता  था  ।  उच्चतम  न्यायालय  को  राज्य  सरकार  पर  पूरा  भरोसा  था  ।  मैं  इसमें  एक  पक्ष
 नहीं  हूं  ।  कैद  सरकार  इस  मामले  में  उच्चतम  न्यायलय  या  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  एक  पक्ष  नहीं  है।
 परन्तु  एक  विशेष  उद्देश्य  से  मुझे  बुलाया  गया  था  ।  मैंने  कहा  --कि  उच्चतम  न्यायालय  हम  से  जिस  तरह
 का  भी  सहयोग  चाहता  है  हम  उनके  साथ  पुरी  तरह  से  उस  तरह  का  सहयोग  करने  के  लिए  तेयार  हैं,  1”
 हमारी  केवल  यही  भूमिका  रही  है  ।

 अन्त  में  6  तारीख़  को  ही  जो  कुछ  हुआ  उसे  देखकर  उच्चतम  न्यायालय  स्तब्ध  रह  गया  उन्होंने  जो  कहा
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 ag  सामने है  ।  मुझे  याद  नहीं है  कि  संघीय  ढांचे  में  किसी  राज्य  सरकार ने  इस  तरह  का  ब्याहा  किया
 हो  ।  अत:  जिन्होंने  मुन्  से  कहा  और  भव  भी  कह  रहे  हैं  बया  हमने  आपसे  नहीं  कडा  था  ?  ज़ी  हां  उनकी
 बात  सही  सिद्ध हो  गई  है  ।  परन्तु  मेरी  बात  जुलाई में  सही  सिद्ध  हो  गई  थी  ।  अत:  प्रशन  यह  नहीं है  कि
 कौन  सही  सिद्ध  हुगा  है  ।  प्रश्न यह  है.  कि  इस  प्रक्रिया  में  भारत के  संविधान का  कया  हुआ?  इसका
 उल्लंघन हुआ  है  ।  अनुच्छेद  356  का  बपा  हुआ?  इस  का  उल्लंघन  ढआ  मैं  चाहता  हूं  कि  संविधान  विशेषज्ञ
 इसकी  जांच  करें  ।  ऐसा  कहां  लिखा  है  कि  किशी  संघ  के  राष्ट्रपति  को  ऐसा  लगे  कि  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न
 हो  गई  है  कि  संविधान  के  प्रावधानो ंके  अनुसार  राज्य  का  शासन  नहीं  चलाया  जा  सकता है  ।  संक्षेप में
 बहु  बात  क्या  है  ?  हमने  कई  बार  राज्य  सरकारों  को  बर्दाश्त  किया है।  अधिकांश  राज्य  सरकारें  कांग्रेस
 दल  की  थी  गौर  उनकी  बर्खास्तगी  के  समय  केन्द्र  में  उसी  दल  की  सरकार थी  ।  मुख्य  मन्त्रियों को
 त्यागपत्र  देना  बहुत  आसान  था  |

 हमने  यहां  से  सलाहकार  भेजें  और  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  हो  गया  ।  उन  कुछ  मामलों  में
 जिनमें  अन्य  सरकारों  को  भी  बख्त  किया  गया  था.  उनमें  इसी  तरह  की  प्रक्रिया  त्यागपत्र  से  शुरू  होने
 वानी  नहीं,  बल्कि  कुछ  अन्य  प्रक्रिया  अपनाई  गई  थी।  परन्तु  किसी  भी  मामले  में  अनुच्छेद  327  के
 व्यवहारिक  प्रभाव  की  परीक्षा  हीं  ली  गई  थी  ।  आपने  सलाहकार  भेजे  ।  वट  एक  दिन  पहले  या  बाद  में
 कार्यभार  संभाल  सकते  हैं  ।  लेकिन  गरां  अयोध्या  का  मामला  है  मैं  राज्य  सरकार  को  बहिश्ती  किए  बिना

 कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  मैंने  अद्ध  सैनिक  बलों  की  अपनी  टुकड़ियां  भेजी  थी  मेंने  उन्हें  इसलिए  भेजा  था
 कि  क्योंकि  मैं  यह  चाहता  था  फि  वे  उस  राज्य  सरकार  की  सहायता  के  लिए  उपलब्ध  हों  ।

 किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  मुझे  नहीं  बताया  कि  वह  अर्धसैनिक  बलों  का  उपयोग  नहीं  करेगी ।  फिर

 भी,  उन्होंने  उनका  उपयोग  नहीं  फिया  ।  श्री  कल्याण  सिंह  जी  से  अभी  तक  मुझे  ऐसा  कोई  पत्र  नहीं  मिला
 है,  जिससे  कहा  जा  सके  कि  वह  केन्द्र  द्वारा  भेजे  गए  अर्ध प्रतिक  बलों  का  उपयोग  करने  से  इन्कार  करते

 हैं।  गह  मन्त्री  जी  मेरी  बातों  को  सुनेंगे  ।  परन्तु  कल्याण  सिल  जी  ने  उनका  उपयोग  नहीं  किया  ।  अन्तत:

 अन्तिम  दिन  जब  हमने  उनसे  कढ़ा  दि  बह  कृपया  सैनि  बल  का  उपयोग  करें,  गृह  सचिव,  जोकि  मुख्य-
 मन्त्री  जी  के  साथ  बन  हुए  थे,  ने  बटा  --यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  --ऐसा  सोचा  नहीं  जा  सकता  और

 सचमुच  गह  दुर्भाग्य  की  बात  है  ---

 “qen@  2.20  बजे,  ही०  जी०,  आई०  Zo  बी०  पी०  ने  एम०  एच०  To  को  सुचित
 किया  कि  डी०  आर०  सी०  से  चल  पढ़े  बटालियनों  को  रास्ते  में  प्रतिरोध  एवं  अवरोधों  का

 सामना  करना  पड़ा  और  कई  सड़कों  को  जामकर  दिया  गया  तथा  वाहनों  को  रोक  दिया  गया  ।

 मार्ग  में  लोगों  से  बात  करने  के  बाद  रक्षक  बेड़ा  बहुत  ही  मुश्किल  से  साकेत  डिग्री  कालेज  पंका,
 जहां  सैनिक  बलों  को  फिर  से  रोका  गया  और  सड़कों  को  जामकर  दिया  गया  ।  पत्थर  फेंकने  को

 छिटपुट  घटनायें  भी  घटी  ।  दंडाधिकारी  ने  लिखित  रूप  में  उन्हें  लौटने  का  आदेश  दिया  ।  डी ०
 जीਂ  argo  री  वी०  पी०  ने  आगे  बताया  कि  दंडाधिकारी  के  आदेशानुसार  तीन  बटालियन

 वापस  चले  गए  ।  इसके  बाद  आयुक्त  रे  सम्पर्क  किया  गया  तब  उन्होंने  बताया  कि  उत्तर  प्रदेश  के

 मुख्य  स्त्री  ने  यह  आदेश  दिया  है  फि  किसी  भी  परिस्थिति  में  गोलों  नहीं  चलेगी  ।''

 (व्यवधान)  इससे  पहले,  17  सचिव,  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  प्रधान  गृहं  सचिव से  मुख्य  मन्ती

 भी  के  घर  पर  मिले  और  उनसे  कहा  कि  वह  मुख्य  मन्त्री जी
 को  समझाये  कि  केन्द्रीय  थलों  की  सहायता लें  !

 प्रधान  गह  सचिव  ने  कहा  कि  मुख्यमंत्री  जी  से  परामर्श  करने  के  बा६  वह  केन्द्रीय  बलों  की  मांग  करेंगे  ।
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 [श्री  पी०  वी०  नरसिंह  राव]
 कभी भी  इसका  विरोध  नहीं  किया  गया  ।  यहाँ  बात  मैं  बताने  की  कोशिश  कर  रहा हूं  ।  वह  समय  कब
 आयेगा  जब  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचेंगे  कि  संविधान  के  प्रावधानों  के  अनुसार  राज्य  का  शासन  नहीं  चल
 सकता  ?  अत:  ऐसी  कुछ  कठिनाईया ंहैं  ।  काश  अनुच्छेद  356  में,  केवल  वह  एक  शब्द  होता,  जिसके
 अनुसार  ''एक  ऐसी  स्थिति  उतान्न  हुई  है  ।--यदि  उसके  बाद  यह  जोड़  दिया  जाता  --उत्पन्न  होने  वाली
 है।”  तब  राज्यपाल  को,  राष्ट्रपति  को  बहुत  राहत  मिलती  ।  परन्तु  तब  हमें  बहुत  विस्तार  में  जाना  पड़ेगा  ।
 ऐसा  संविधान  के  इतिहास,  में  अनुच्छेद  356  के  इतिहास  में  पहली  बार  हुआ  है  जब  उसकी  परीक्षा  ली
 गई,  ऐसा  पहले  कभी  नहीं  हुआ  था  भोर  इस  परीक्षा  में  संविधान  विफल  हुआ  है  ।  इस  बात  पर  सोचना
 नहीं  है,  कि  उसका  उपयोग  किसने  किया  किसने  नहीं  क्या,  किसी  भी  तरह  से  देखने  से  यह  पता  चलेगा
 कि  इसमें  कुछ  कमी  है  जिसे  कि  ठीक  किया  जाना  है  ।

 यह  एक  कारण  है  कि  मुझे  राज्य  सरकार  पर  क्यों  विश्वास  करना  पड़ा  ।  (व्यवधान)
 थो  शिकायत  जेना  :  क्या  आपको  कोई  आई०  बी०  की  रिपोर्ट  मिली  है  ?

 भी  पी०  की०  नरसिंह  राव :  आई०  बी०  की  रिपोर्ट  में  और मैंने  जो  कुछ  पढ़ा  है  उनमें कोई  अंतर
 नहीं  है  ।  उसके  बाद,  उस  तारीख  से  तीन  दिन  पहले,  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  स्पष्ट  शब्दों  में  यह  लिखते
 हैं  कि  केन्द्रीय  acare  को  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  की  बात  नहीं  सोचना  चाहिए,  मैं  पुनः
 दोहराता  हूं,  नहीं  सोचना  चाहिए  ।  भागे  वहू  यह  भी  कहते  हैं.  कि  यदि  ऐसा  विचार  किया  जयेगा  तो
 बाबरी  मस्जिद  की  सुरक्षा पर  संदेह  हो  सकता  है।  मुझे  पत्र  मिला  है।  यह  सब  कारक  एक  ओर  हैं
 जिसकी  वजह  से  मैं  अनुच्छेद  356  में  लागू  नहीं  कर  सका  और  दूसरी  ओर,  अधिक  जानकारी  रखने  वाले

 लोगों  द्वारा  निजी  सलाह  दी  गई  ।

 शी  क  शेकर  (वलिया)  :  वह  अनुच्छेद  356  का  उद्धरण  दे  रहे  हैं  ।  क्या  अनुच्छेद  356.0  के
 अंतगर्त  ऐसा  लिखा  हुआ  नहीं  है  कि  यदि  भारत  सरकार  को  राज्यपाल  तथा  राज्य  सरकार  के  रिपोर्ट  के
 बगैर  ही  यह  विश्वास  हो  जाता  है  कि  वहां  संविधान  प्रभावी  नहीं  है  और  वे  कार्रवाई कर  सकते हैं  ?  और
 सरकार  ने  जो  जानकारी  प्राप्त  की  उसी  के  आधार  पर  यहां  तक  कि  राज्यपाल  के  रिपोर्ट  के  बिना  ही
 बारंबार  की  गई  ।

 थ्रो  पी०  थी  नरसिंह राव  :  चन्द्र  शेखर  जी,  आपकी  बात  से  सहमत  हूं  ।  मैं  केवल  उन  परिस्थितियों
 को  सामने  रखने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  जिसके  अस्तगत  राज्य  सरकार  कार्यवाही  नहीं  कर  सकी  ।  मैंने
 इतना  ही  कदा  था  ।  दूसरी  ओर,  जैसा  कि  मैंने  कहा  है,  मुझे  यह  सलाह  दी  गई  थी.  कि  ये  लोग  हमें
 शमीदा  करेंगे  और  सरकार  की  ओर  से  नहीं  बल्कि  कुछ  नेताओं  की  ओर  से  ये  बयान  दिए  गए  थे  कि  मे
 लोग  वहां  अपनी  कार-सेवा  साफ-सफाई  तक  ही  शोभित  नहीं  रखेंगे  यह  अलग  बात  है  ।  मैं  पूरी  ईमानदारी
 के  साथ  कहता  हूं  कि  सरकार  को  दोनों  पक्षों  के  साक्ष्य  की  प्रमाणिकता  देखनी  पड़ी  ओर  हुम  इस  निष्कर्ष
 पर  पहुंचे  कि,  इन  परिस्थितियों  को  देखते  हुए,  ऐसे  समय  जब  यह  कुछ  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकता  था,  वहां
 राष्ट्रपति  शासन  लागू  करना  संभव  नहीं  था  ।  और  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं--मैं  नहीं  जनता  कि  मुझे
 ऐसा  करना  चाहिए  अथवा  नहीं--कि  अयोध्या  में  कुछ  ऐसी  स्थिति  थी  कि  हमें  बहुत  सावधान  रहना  था  ।
 बाबरी  मस्जिद  को  बन्धक  के  रूप  में  इस्तेमाल  किया  गया  था  ।  एक  ओर  इस  बात  की  संभावना  थी  कि
 इस  ढांचे  को  बातचीत  द्वारा  सरकार  की  और  वचनबद्धता  द्वारा  बचाया  जा  सकता  है  जबकि  दूसरी  ओर
 राज्य  सरकार  की  पटल  के  बावजूद  हमारे  पास  इतना  समय  नहीं  था  कि  हम  केन्द्रीय  बलों  की  सहायता  से  ,
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 उस  ढांचे  को  बचा  सकें
 ।

 कुदाल  और  अन्य  औजारों  से  नहीं,  जैसाकि  उस  दिन  इस्तेमाल किया  गयां  था,
 यदि  राज्य  सरकार  आंखें  मूंद  लेती  तो  इस  ढांचे  को  दो  सौ  गज  दूरी  से,  टैनिस  बाल  के  आकार  के  एक
 बम  से  क्षणों  में  उड़ा  दिया  जाता  ।  ऐसा  होने  की  सम्भावनाएं थी  ।  यह  बात  ऐसी  है  कि  मानों एक  मां
 अपने  शिशु  की  हत्या  कर  रही  हो,  शिशु  को  जहर  दे  रही  है  ।  हम  इसकी  उम्मीद  नहीं  रखते  हैं  पर  जब
 ऐसा  होना  है  तो,  होगा  ही  कोई  भी  उसे  बचा  नहीं  सकता  ।  यह  मेरी  स्थिति  है

 '  *ਂ
 (व्यवधान)

 थी  इब्राहिम  सुलेमान  सेट  (पोन्नानी)  :  पूर्व  के  अनुमानों  के  बारेमें  आपके  कया  बिचार  हैं?

 थी  पो०  बी०  नरसिंह  राब  :  यही  तो  मैं  कह  रहा  हूं  जुलाई  में  मैंने  सत्ता  सम्भाली  ।  आप  सबने
 मेरी  बात  सुनी  इस  सभा  में  मेरे  वक्तव्य  को  सुना  ।  हमने  उस  पर  चर्चा  की  ।  यह  चर्चा  काम  भाई  ।  मैं  उसी
 के  अनुसार  चल  रहा  था  (वान)  ।  मैं  उसी  के  अनुसार  दस  रहा  था  जिसको  मैंने  विस्तार  से  पने
 बताया  में  कहा  है  |  हमारे  पास  सेल  था  ।  हमने  चर्चा  रखी  थी  ।,  बड़  अच्छे  माहौल  में  दो  बैठकों का
 भायोजना  हुआ था  ।  तीसरी  बैठक  में  यह  मामला  उच्चतम  न्यायालय  के  सुपुर्दे  करने  की  बात तय  करनी

 थी  ।  ऐसे  समय  ही  वीच  में  अवरोध  उत्पन्न  किया  गया  और  सब  कुछ  पहले  की  स्थिति  पर  पहुच  गया  ।

 यह  स्थिति  है  ।  इतिहास  cara  करेगा  जनता  न्याय  करेगी।  मैं  स्वयं  इस  मामले  में  कट्टर  नहीं  था  ।  मेरी
 अपनी  पार्टी  के  कुछ  लोगों  के  विचार  भी  अलग-अलग  थे  ।  मैंने  अपने  रल  के  सदस्यों  से  कहा  कि  यह  संभव
 है  कि  कांग्रेसियों  के  भिन्न-भीन्न  विचार हो  सकते  हैं  ।  यह  सवाल  नहीं है  कि  किसकी  बातें सही  थी,  और
 किसकी  गलत  ।  आप  एक  फैसला  कीजिए,  उस  पर  अड़  रहिए  और  उसका  समर्थन  कीजिए  ।  यदि  आपको
 जीतना  है  तो  आप  जीतेंगे  और  हारना  है  तो  मारोगे  '(व्यवधान)

 थो  विश्वनाथ  प्रताप सिंह  (फतेहपुर)  :  महोदय,  आपकी  अनुमति से  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 माननीय  प्रधानमन्त्री जी  के  साथ  ऐसा  हुआ  कि  उन्होंने उत्तर  प्रदेश  की  भाजपा  सरकार  पर  पूर्ण  विश्वास
 किया  और  विश्वास  नहीं  करने का  उनके  पास  पोई  कारण  ही  नहीं  था  ।  और  चू  कि  उन्होंने पूरी  तरह  से

 किश्वास  करिया  था,  इसलिए  यह  गम्भीर  दुर्घटना घटी  ।  कया  मैं  माननीय  प्रधानमन्त्री जी  को  यह  वाद  दिला

 सकता  हुं  कि  हने  एक  प्रश्न  किया  था  कि  यदि  अचानक  कल्याण  सिंह  जी  त्याग  पत्र  वे  देते,  तो  बे  उस
 स्थिति  को  कसे  सम्भालेंगे ।  उन्होंने  कहा.  कि  हमारे  पास  वैकल्पिक  कार्यक्रम है.  और  कुछ  ही  क्षणों  में
 कार्यवाही  करेंगे  और  स्थिति  को  सम्भालेंगे  ।  इसका  मतलब  है.

 कि
 ऐसा  ही  हुआ  था,  क्योंकि  प्रशासन  के

 पास  केवल  विश्वास  ही  नहीं  बल्कि  वैकल्पिक  उपाय भी  होना  चाहिए  ।  हमें  समझाया गया  था  कि  वैकल्पिक

 उपाय  हैं  और  यदि  श्री  कल्याण  सिह  जी  इस्तीफा  देते  हैं  तो  उनके  पाप  वैकल्पिक  उपाय  हैं  और  कुछ  ही
 क्षणों  में  स्थिति  को  सम्भाल  लिया  जा  सकता  है  ।  यहां  पर  सारी  स्थिति.  का  उल्लेख  किया  गया।  क्या  मैं
 जान  सकता  हूं  कि  उस  वैकल्पिक  उपाय  का  कया  हुआ  ?  उस  वैकल्पिक  का  क्या  हुआ  जिसे, यदि  कल्याण

 सिंह  अन्तिम  क्षणों  में  इस्तीफा  देते,  तो  आप  प्रयोग  करने  वाले  थे
 ?

 sit  पी०  बो०  नरसिंह  राव  :  महोदय,  जब  श्री  कल्या  गिट  जी  ने  इस्तीफा  दिया  तब  तक  बहुत

 देर  हो  चुकी थी  ।  उन्होंने  ऐसा  किया  ।  हमको  यह  सूचना  मिली  थी  कि  भाजपा  अपने  राज्यों को,  जहां

 पर  उनका  शासन  था,  बचाना  चाहती  है।  इस्तीफे  की  गु  जाइए  नहीं  थी  ।  परन्तु  यह  हमारी  जानकारी

 के  विपरीत  हुआ  ।  उस  समय  सरकार  को  बरखास्त  करने  के  सिवाए और  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  था

 नीर  ऐसा  ही  किया  गया  ॥

 वास्तव  में  मैं  सभा  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  इस  वात  पर
 न

 जाए
 कि  किसको  सही  शाम-

 कारी  मिली  थी  और  किसको  गलत  ।  मैंने  दोस्तों  और  अन्य  पार्टियों  की  अलोचना  सहन  की  है  ।  मैं  आपके
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 [श्री  पी०  वी०  नरसिंह  राव]

 समक्ष  केवल  शीत  तथ्यों  को  रखने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।  इन  तथ्यों  के  बावूजद  विश्वासघात  हुआ  है  ।
 बि श्वास धात ऐसा  होता  है  जिसके  बारे  में  किसी  को  कुछ  पता  नहीं  होता  है  ।  (डि यन्त्र  एक  ऐसा  तत्व  है,
 जो  काफी  समय  बाद  जानकारी में  आती  है,  जबकि  इसकी  खबर  किसी  को  नहीं  होती ।  यदि  पहले से
 ही  घड़िया कौ  जानकारी  होती  तो  इन्दिरा जी  भर  राजीव जी.  की  हत्या  सहीं  होनी  थी।  यह  उन
 दुर्घटनाओं  में  से  एक  है  जो  हो  जाती  हैं  ।  कोई  भी  व्यक्ति  यह  नहीं  कह  सकता  है  कि  वह  निर्दोष  व  सच्चा
 है  ।  कोई भी  योजना  पूर्णत: सौ  प्रतिशत  सुरक्षित  नहीं  हो  सकती |

 कापक  सब  कुछ  प्राप्त  है,  परन्तु  दण्डाधिकारी  नहीं  मिलते  ।  बया  यह  संभव  है  ?  में  यह  पूछता
 चाहता  हूं  कि  आप  दंडाधिकारियों को  कहां  से  लाए  गे?  यदि  राज्य  सरकार  आपको वे  20  दण्डाधिकारी

 महीं  देती  जिनकी  जरूरत है  तब  बया  आप  उनको  दिल्‍ली  से  लाएंगे।  क्या  कानूनी  तौर  पर  ऐसा  सम्भव
 है?  क्या  कोई  विधिवत  मुझे  बनायेगा  ?

 इसलिए,  यदि  आप  विस्तार  में  जाए  गे  तो  कई  कारण  हैं  ।  और  जांच  आयोग  इस  मामले  की  जांच
 करेगा  ।  में  आपके  सामने  केवल  कुछ  बुनियादी  तथ्य  रख  रहा  हूं  जिस  पर  ध्यान  की  आवश्यकता है  ।

 शो  इसा जीत  गुप्त  (महिमा  पुर)  :  अध्यक्ष  महोदय,  मैं  माननीय  प्रधानमन्त्री जी  से  एक  सवाल  करना
 चाहता  हूं  ।  क्या  यह  बात  सही  नहीं  है  कि  आपको,  भारत  सरकार  को  मध्याह्न  12  बजे  तक  यह  खबर
 मिल  गई  थी  कि  ढाचे  तोड़ने  की  कार्रवाई  शुरू  हो  गई  है?  यही  यह  बात  सही  है  तो  यह निर्णय लेने  के
 लिए कि  क्या  किया  जाए,  सायंकाल  छह  बजे  तक  मनति  मण्डल  की  बैठक  का  भायोज.. क्यों  नहीं  किया
 गया?

 -े  पी०  वी०  गरसिंहू  राव  :  जिस  अ्यकित  को  भी  प्र सी  सूचना  मिलती  है,  उसका  मनोवेग  यह
 होता है  कि  वह  पहले  मस्जिद  को  बचाएं  ।  हमने  उनको  पुलिस  बलों  का  उपयोग  करने के  लिए  रहा;  हम
 उनसे  कहते रहे  कि  वे  बलों क  उपयोग  करें।  उस  स्थिति  में  यही सब  किया जा.  सकता था  ।
 (व्यवधान) *

 अच्छा  महोदय  :  यह  कायेवाही-वत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  पी०  थी०  नरसिंह  राव  :  महोदय,  छह  दिसम्बर  को  जो  कुछ  हुआ  उसके  पीछे  जो  युक्ति  थी
 '

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  (बोलपुर)  :  अध्यक्ष  महोदय,  भारत  सरकार  कब  तक  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 पर  भरोसा कश्ती  रही  ?  कया  सरकार  रात  आठ  बजे  तक  अथवा  नौ  बजे  तक  उत्तर  प्रदेश  सरकार  पर
 भरोसा  करती  रही  जब  तक  मस्जिद  तोड़ने  का  काय  पूरा  हो  चुका  ?  इसलिए  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  से
 यह  जानने  के  लिए  उत्सुक  हैं.  कि  यह  जानकर  कि  उसके  साथ  विश्वासघात  हुआ  है,  उनके  साथ  धोखा
 किया  गया  है,  वे  कब  तक  विश्वास  करते  रहें  ।  इसी  बत  की  हमें  चिन्ता  है  ।

 st  पी०  की०  नरसिंह राव  :  रात  के  9.10  बजे  माननीय  राष्ट्रपति  ने  पत्रों  पर  हस्ताक्षर किए  |
 रात  7.30 बजे  के  आस  पास  श्री  एस०  बी०  चव्हाण ये  पत्र  उनके  पास  लेकर गए  ।  यदि  मुझे  ठीक  याद

 है  तो  यही  समय  हुआ  था  ।  (ष्यबघाम)

 छह  विसम्बर  को  कर  घटना  का  प्रभाव  शुरू  हुआ  थाਂ  ''सही  अर्थों  में  इसे  उतने  समय  में  ही  शुक ee  न

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 किया  गया  जितना कि  कार्यवाही  करने  में  लग  जाता  हैं  ।  एक  के  बाद  दूसरी  कार्यवाही  की  गई  है  ।  थी  हां,
 इसमें  कार्यवाही  भिन्न  दिशा  में  की  गई  है  चू  कि  एक  ऐसी  बहुत  बुरी  त्रासदी  के  कारण  ऐसा  करना  पढ़ा,
 जिसकी  हम  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकते  ओर  फिर  नई  दिशा  को  अपनाया  गया,  चुनौती  को  स्वीकार  किया
 गया  और  लड़ाई में  गरानी  होना  पढ़ा  ।  अब  हमें  वापिस  इतिहास की  तरफ  देखने  की  आवश्यकता नहीं
 है।  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  हम  एक  नया  इतिहास  बनायें  और  आज  कई  वर्षों  के  बाद  बेश  की  धर्मे-
 निरपेक्ष  ताकतें  एकजुट हो  गयी  हैं,  अपने  आन्तरिक  मतभेदों  के  रहते  हुए  भी  धर्मंनिरपेक्ष  पाटियां  राज

 एकजुट  हो  गयी  हैं।  मैं  यह  महसुस  करता  हूं  कि  इस  समय...  (व्यवधान)  यह  बहुत  जरूरी  था  भर  हम
 आगे  बढ़कर  यह  देखेंगे  कि  देश  के  धर्म  निरपेक्ष  मूल्यों  को  पूर्णतया  पुरःस्थापित  किया जा  सके,  कौर  हमारे
 महान  नेताओं  ने  संविधान  के  माध्यम  से  तथा  अपने  आदर्शों  के  माध्यम  से  हमें  जो  कुछ  बताया  है,  हम  हर
 कीमत  पर  उसे  बनाये  रखेंगे  |

 महोदय,  श्री  इन्द्रजीत  ने  एक  बहुत  ही  संगत  प्रश्न  किया  है  ।  वास्तव  में  मैं  संविधान  सभा  के  उसी
 प्रस्ताव  को  पढ़ने  वाला  था,  जोकि  इन्होंने  पढ़ा  है  ।  अपने  दल  की  एक  बैठक में  भी  एक  बार  मैंने  यही
 बात  कही  थी।  एक  पंथनिरपेक्ष  लोकतंत्र  में  ग  र-पंथ  निरपेक्ष दलों  का  क्या  स्थान  होना  चाहिए और
 लोकतन्त्र  में  भाग  लेने  वाले  दलों  के  गठ  और  उनका  कार्यक्रम  क्या  होना  चाहिए,  यह  एक  प्रश्न  है  जिसे
 पर  राष्ट्र-स्तरीय चर्चा  होती  चाहिए  ।  मैं  इस  पर  चर्चा  के  पक्ष  में  हूं,  में  यह  चाहता  हूं  कि  विचार  का  और
 ऐसे  नेतागण  एकजुट  हो  जाए  क्योंकि  मब  ऐसा  समय  भा  गया  है.  जब  हमें  इन  ताकतों  में  समन्वय-शक्ति
 का  भाव  दिखाई  देता  है।  कई  वर्षों  तक  हम  इसी  तरह  चलने  की  कोशि  करते  रहे  हैं।  लेकिल  अब
 हमने  यह  देखा  है  कि  एक  राजनैतिक दल  ऐसा  है  जोकि  कामिक  मुद्दे  को  अपने  मुन्य  मुद्दा  के  कप  में  लेता
 है। मैं  किसी  घार्मिक  मुद्दे के  विरूद्ध  नही ंहूं  और  न  ही  मैं  किसी  धर्म ेके  विरूद्ध  हूं,  परन्तु  धामिक आा  को
 राजनीति  में  शामिल  करके  एक  के  बाद  दूसरा  चुनाव  लड़ने की  बात  को  स्वीकार  नहीं  किया जा  सकता ।

 इस  बात  पर  ध्यान  देना  होगा  और  बड़े  प्रभावकारी  ढंग  से  इस  पर  नियंत्रण  लगाना  होगा।  यदि

 कोई  दल  हथियार  उठा  लेता  है,  उदाहरण  के  लिए  यदि  किसी  दल  का  कोई  उम्मीदवार  ए०  के०  47  लेकर

 बलता है  और र दूसरे दल दल  के  उम्मीदवार  के  पास  कुछ  भी  नहीं  होता  तो  यह  तो  बराबरी  की  लड़ाई  नहीं
 होती  ।  यदि  कोई  दल  राम  नाम  का  सहारा  लेकर  रात  दिन  लोगों  के  दिलों-दिमाग  को  प्रभावित  करने  में

 लगा  रहता  है  और  दूसरा  दल  इस  शब्द  का  इसलिए  प्रयोग  नहीं  करता,  क्योंकि  वहू  पंथनिरपेक्ष  दल  हैं

 और  इसलिए  इस  शब्द  का  एक  मुद्दे  के  रूप  में  प्रयोग  नहीं  करना  चाहता,  तो  यह  भी  बराबरी  की  लडाई
 नहीं  है  और  मेरे  बिचार  से  संविधान  ऐसी  गर-बराबरी  की  लड़ाई  की  अनुमति  नहीं  देता  ।  दोनों  टीमों  के

 लिए  मैदान  एक-समान  ही  होना  चाहिएं  ।  जो  लोग  चुनाव  में  भाग  लेते हैं  उन्हें  किन्ही  सिद्धांतों  और  मां

 निर्देशों के  आधार पर  ही  चुनाव  में  भाग  लेना  होगा,  जोकि  सभी  के  लिए  एक  समान हैं.  और  जिनका

 संविधान  में  स्पष्ट  वर्णन  किया  गया है  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  यह  हम  दोनों  के  लिए  उचित  बात  होगी  ।  राम को  अपने

 स्थान पर  ही  रहने  दिया  जाए  ।  हमें  अन्य  मुद्दों  क ेआधार  पर  चुनाव  लड़ना  चाहिए,  ऐसे  मुद्दों  पर  भुसावल
 wart  चाहिए,  जोकि  जनता  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  अत्याधिक  महत्वपूर्ण  मुददे  हों और  संविधान  को  सही
 तरीके  से  अमल  में  लाने  का  केवल  यही  एक  तरीका  है  ।  मैं  अन्य  राजनैतिक  दलों  से,  जोकि  यह  सोच  रहे

 हैं कि  शायद  घामिक  मुद्दे  उनके  लिए  स्थायी  संपत्ति  बन  गए  है,  यह  अपील  करता  हूं  कि  ये  मुद्दे  उनके
 लिए  स्थायी  संपत्ति  नहीं  बन  पायेंगे  ।  भारत के  लोग  बढ़ी  आसानी  से  और  जल्दी  ही  इस  चाल को  सांप

 लेंगे  नसे  ही  एक  चुनाव  अथवा  दूसरे  चुनाव या  फिर  उससे  अगले  चुनाव  में  जाकर  देखें,  इससे शोग  यही
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 [st  पी०  नी०  नरसिंह  राब]

 देख  पायेंगे  कि  शायद  आपने  अपने  पांच  वर्ष  बिना.  कोई  कार्य  किए  व्यथ  में  ही  गंवा  दिए हैं  और  केवल

 अनावश्यक  नारेबाजी  ही  की  हैं।  अत:  में  यह  चाहता हूं  कि  इस  बात  पर  विचार  ।कया  जाये  ।  इस  संकल्प
 को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  में  श्री  इन्द्रजीत  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।  हमें  इसे  कार्यरूप  देना  होगा;  हमें  इसके

 बारे  में  विचार  करना  होगा  ।  यदि  सम्भव  हुआ  तो  में  भी  इस  सभा  में  आऊंगा  अथवा  सबसे  पहले  विपक्ष
 के  नेताओं,  सभी  नेताओं  के  बीच  भाम  चर्चा  करायी  जाएगा।,  एक  व्यापक  चर्चा  करायी  जाएगी  कि  इस  भूल
 का  जोकि  एक  दशक  से  काफी  खतरनाक  रूप  घारण  कर  गयी  हूं,  कसे  समाधान  किया  जा  सकता  है  ।

 एक  छोटे से  रूप  में  इसकी  शुरुआत  हुई  थी  लेकिन  उसके  बाद  इसने  सभी  दलों  को  थोड़ा  बहुत
 प्रभावित  किया  है।  राज  जब  मैं  यह  कहता  ह  कि  जो  कुछ  हो  चुका  है  उसे  पूर  करना  होगा  तो  सभी  दलों
 की  भोले  तन  जाती  हैं  ।  मैं  किसी  भी  दल  में  इस  तरद्  को  बात  नहीं  देखना  चाहता  ।  यदि  हम  पंथनिरपेक्ष
 हैं  तो  किसी  विनाशक को  इस  तरह  का  विनाशकारी  काय  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।  मैं  इस
 बारे  में  बिल्कुल  स्पष्ट  बात  कर  रहा  हूं  ।  चर्चा  के  दौरान  प्रत्येक बात  पर  चर्चा  की  जाएगी |  हम  इन  सभी
 बातों  पर  चर्चा  करेंगे,  और  हम  तरीकों  का  पता  लगायेंगे,  जोकि  हम  पता  लगाने  बाले  हैं,  एक  बार  फिर
 हम  तरीकों  का  पता  लगायेंगे  ।  इसके  नारे  में  में  आप  सभी  को  आश्वासन  देता  हू  ।  मैं  एक  बार  फिर
 -से  अपील  करना  चाहे  गा  कि  आज  जोड़-तोड़  लगाने  का  समय  नहीं  है,  हमें  एक  कार्यक्रम  बनाकर  आगे

 बढ़ता  होगा  ।

 जहां  तक  पुनर्वास  और  पुननिर्माण  उपायों  का  सम्बन्ध  है,  मैं  सोचता  हूं  कि  इस  बारे  में  जो  कुछ
 निर्णय  लिया  गया  है,  इसकी  जानकारी  सभा  को  दे  दी  जाग  ।  भारत  सरकारों  को  सलाह  दी  है  कि  इन
 अधिकारियों  के  विरूद्ध  सख्त  कारंवाई  की  जाए  जोकि  हाल  ही  के  सांप्रदायिक  दंगों  के  दौरान  कानून  भर
 व्यवस्था  को  स्थिति  बनाए  रखने  में  अपने  क्तेब्य  का  सही  ढंग से  पालन  नहीं  कर  पाए  ।  इस  समय
 सांप्रदायिक  दंगों  में  शिकार  हुए  लोगों  को  जो  अनुग्रह-उपदान  सहायता  की  व्यवस्था  की  गई  हैं,  बहू  प्रत्येक
 राच्य  में  अलग-अलग  है  ।  सरकार  इस  बात  को  देखने  कि  सभी  राज्य  सरकारों  द्वारा  दंगा पीड़ितों  को  एक
 समान  आधार  पर  सहायता  दी  जाए,  ताकि  जो  लोग  दंगों  में  मारे  जाते  हैं,  उनके  निकटतम  सम्बन्धी  को

 एक  लाख  रुपये  की  सहायता  दी  जा  सके  और  जो  लोग  हमेशा  के  लिए  अक्षम  होकर  रह  जाते  हैं  ऐसे
 प्रत्येक  ब्यक्ति  को  50,000  रुपये  की  सहायता  प्रदान  की  जा  सके  ।  इस  विशेष  घटना  के  बारे  में,  मैं  यह
 कहना  चाहूंगा  कि  इसे  अपवाद  का  मामला  मानते  हुए  जिन  लोगों  की  मृत्यु  हो  गई  है,  उनके  मामले  में  हम
 इस  सहायता  राशि  को  बढ़ाकर  दो  लाख  रुपए  करना  चाहेंगे  |

 भी  -  आचाय  (बांकुरा)  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  केवल  5(0000/-  रुपए  ही  दे  रही  है  ।

 थी  पी०  Mo  नरसिंह  राब  :  हम  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  बातचीत  करेंगे  और  हम  यह  देखेंगे  कि

 इसका  भुगतान  कर  दिया  जाए  ।

 [हिन्दी]
 थी  मोहन  राबते  (मुम्बई-दक्षिण  मध्य)  :  जो  पुलिस  के  लोग  मारे  गए  हैं,  या  उनको  भी  यह

 सरकार  कुछ  मुआवजे के  तौर  पर  देने का
 विस्तार  रखती है  ।

 [बीचबचाव  |
 थी  पो०  नी०  मसीहा  राव:  गड़बड़ी  के  दौरान  जिन  धर्म-स्थलों  को  क्षति  पहुंची  है,  उनकी  मरम्मत

 और  पुननिर्माण  के  लिए  एक  कोष  की  स्थापना  की  जाएगी  ।  अनुग्रह-उपदान  राहत  के  अतिरिकत  मृत्यु,
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 गम्भीर  रूप  से  जखमी  होने  अथवा  सम्पत्ति  को  क्षति  पह  चने  की  अवस्था  में  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों
 से  सिफारिश  करेगी  कि  हा  1  के  साम्प्रदायिक  दंगों  में  शिकार  हुए  लोगों  को  निम्नलिखित  सहायता  भी
 प्रदान की  जाए  ।

 यदि  किसी  परिवार  का  कमाने  वाला  कोई  सदस्य  साम्प्रदायिक  दंगों में  मारा  गया  है  अथवा  स्थायी
 क  से  कमाने  के.  अयोग्य  हो  गया  है  तो  उन  परिवारों  की विधवाओं  अथवा  उनके  बच्चों को  रोजगर

 प्रदान  किया  जाए,  जो  परिवार  बेघर  हो  गये  हैं,  उन्हें  रहने  के  लिए  आवासीय  स्थान  आवंटित  किए  जाएं,
 उनके  परिवारों  को  दुकानें/तकत  रखने  के  लिए  स्थान  आबंटित  किए  जाए.  जिससे  वह  अपना  कारोबार

 दोबारा शुरू  कर  सकें  और  दंगों  में  क्षतिग्रस्त  काम  धन्धा  दोबारा  शुरू  करने  के  लिए  चल  पूजी  व  पूजी
 निवेश  के  लिए  बैंक  ऋण  दिए  जाएं  ।  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  भी  इसी  तरह  के  उपाय  किए  जाए  गे  |  सरकार
 ने  इस  तरह  के  निर्णय  लिए  हैं  ।

 थी  बसुदेव  आजाये  :  कर्फ्यू  के  दौरान  श्रमिकों  को  उनकी  मजदूरी के  भुगतान के  संबंध में  क्या
 निर्णय  लिया  गया  है  ।  इसे  भी  महेन्द्र  रखा  जाना  चाहिए।

 नी  पो०  की०  नरसिंह राव  :  महोदय,  माननीय  सदस्यों से  ऐसे  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  यति
 अधिक  सुझाव  प्राप्त  होते हैं  और  वे  सुझाव  ब्याहों  होंगे,  तो  हम  उन  पर  भी  विचार  करेंगे  ।  मैंने  पहले
 भी  ऐसा  ही  किया  है'”'  (्वकधान)

 श्री  दे  आचार्य  :  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के  बाद  मुआवजे  की  राशि  में  वृद्धि नहीं  की
 गई  है  ।  इन्होंने इसका  उत्तर नहीं  दिया  है  ।  (व्यवधान) *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया जा  रहा  ।  इसमें  से  किसी  बात  को
 भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा |

 भी  की  जेना  (कटक)  :  प्रधानमन्त्री  जी  ने  कहा था  और  सभा  को  आश्वासन  परसों  दिया था
 कि  अयोध्या  मुद्दे  पर  रवेल-पत्र  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।  परन्तु  एवेत-पत्र  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया है  ।  ढांचे  के

 पुर्ननिर्माण  के  बारे  में,  आपने  आज  कुछ  भी  नहीं  कहा  पुर्ननिर्माण के  बारें  में  आपकी  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  पो०  ato  नरसिंह  साथ :  उच्चतम  न्यायालय ने  सरकार  से  कहा  है  कि  हस  विशेष  किकय  पर
 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  निर्धारित समय  के  अन्दर  अपने  बिचार  प्रस्तुत  किये  जाए  ।  हम  इस  विधय  के
 सभी  पहलुओं  की  जांच  कर  उच्चतम  न्यायालय  को  अपने  विचार  प्रस्तुत  करेंगे  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को

 बताना  चाहता  हूं  कि  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  (व्यवधान)

 भो  इना  जीत  (हाजी  लग)  :  प्रचार  माध्यमों  के  जिन  लोगों  को  क्षति  पहुंची  है,  उनके  बारे  में  कोई
 भी  बात  नहीं  की  गई  ।

 शो  पो०  Mo  सकती राब  :  महोदय,  प्रचार  माध्यमों  के  सदस्यों  के  सम्बन्ध  में  जांच  आयोग  बनाने

 के  लिए  कुछ  बिशेष  शर्तें  हैं।  इस  बोच  हमने यह  निर्णय  लिया  है.  किं
 जिन  लोगो ंके  उपकरणों  आदि  को

 क्षति  पहु  ची  है,  उन्हें  कतिपय  रियायतें  दी  जाएं  जिनके  बारे  में  उन्होंने स्वयं  भी  कहा  था  ।  इस  प्रकार

 प्रचार  माध्यमों  के  सदस्यों  के  साथ  कया  हुआ,  इस  बारे में  जांच  आयोग को  काफी  बारीकी में  जाकर  पता
 लगायेगा |

 *  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 थी  बिश्वनाथ  प्रताप  सिह  (फतेहपुर)  :  क्या आप  उन  विशेष  शर्तों  में  सरकार  की  भूल  को  भी
 शामिल  कर  रहे  हैं?  इसे  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए |  (व्यवधान)

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  as  जाइए  ।  श्री  वाजपेयी  जी  ।

 च्यिबधघान )  *
 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  बातों में  शामिल  नहीं  किया जा  रहा  ।

 (व्यवधान) *
 [  -]

 भी  अहल  बिहारी  बाजपेयी  (लखनऊ)  :  अध्यक्ष  महोदय,  मुझे  लेद है  कि  मैं  सभी  सदस्यों के
 भा  सुन  नहीं  सका,  यहां  उपस्थित  नहीं  रह  सका,  लेकिन  मैंने  सब के  भाषण  देखने कौ  कोशिश

 की  है।

 चर्चा  आरम्भ  करते  हुए  मैंने  जो  भावनाएं  व्यक्त  की  थीं,  मुझे  लेद  है  कि  चर्चा  उनके  अनुरूप नहीं
 हुई  ।  भारों-प्रत्या रोप  सदन  में  होते  रहे  हैं,  आगे  भी  होंगे  ।  दोषारोपण  सरल  है,  आत्मनिरीक्षण  कठिन

 है।  6  दिसम्बर  की,  घटनाओं  का  भाष्य  अगर  इतना  सरल  होता  जितना  हमारे  सामने  बेठ  हुए  कुछ  मित्रों
 ने  करने  की  कोशिश  की  है,  तो  दूसरी  बात  होती  ।  मैं  श्री  पायलट  को  ढूठ  रहा  हूं  --चर्चा  में  एक  के  बाद
 एक  मन्त्री,  ऐसा  लगता  है  कि  मन्त्रियों  में  होड  लगी  थी  कि  प्रधानमन्त्री  के  प्रति  अपनी  निष्ठा,  प्रतिबद्धता

 कौन  दिखाता  है  1  (samara)  वे  तो  मंत्रिमंडल  के  सदस्य  थे,  वे  तो  निर्णयों  में  भागीदार  थे  ।  (ध्यक्थाम)
 मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  लेकिन  क्‍या  मैं  टिष्पणी  नहीं  कर  सकता  ?

 अध  मैं  एक  छोटी  सी  बात  का  उल्लेख  करूंगा  फिर  बाद  में  गंभीर  मामले  पर  आऊंगा  ।
 श्री  पायलट  ने  उस  दिन  खड़े  होकर  ऐसा  रहस्योद्घाटन  किया  कि  अयोध्या  में  ढांचा  तोड़ा  गया  हे  और
 ढांचा  तोड़ने  बालों  को  मिलिटरी  ट्र  लीग  दी  गई  है  ।  ट्रेनिंग  देने  के  लिए  अहमदाबाद  के  पास  सरोज  में
 एक  कम्प  लगाया  गया  था  और  फिर  ब्रिगेडियर  का  नाम  भी  ले  लिया  ।  अपने  वह  नाम  रिकार्ड  में  जाने
 नहीं  दिया  ।  '(व्यवधान)  दूसरे दिन दिन  अखबार  में  था.  कि  ढांचा  टुट  गया तो  जरूर  कोई  साजिश  होगी  ।
 ऐसे  लोगों  की  साजिश  होगी  जिन्होंने  ट्रेनिंग  ली  होगी  और  ट्रेनिंग  देने  वाला  कोई  मिलिटरी  अफसर  था-

 मुझे  दु  हैं  पायलट  साहब  जरा  सच्चाई  का  पता  लेते  ।

 परहेज  में  एक  संस्था  है  जो  इन्टरनल  सिक्यूरिटी  के  लिए  ट्रे  लीग  देती  रहती  है  और  जो  ज्िगेदिमर
 हैं,  बे  कांग्रेस  पार्टी  से  जुड़े  हुए  हैं  ।  उन्हें  कांग्रेस  के  मुख्यमन्त्री  ने  एक पद  पर  नियुक्त  किया  था  ।  उन्होंने
 बयान  जारी  किया  है ।  ये  वाटर  पौलूषि  बोर्ड  के  चेयरमैन  बनाए  गए  ।  मैं  इसके  लिए  आलोचना  नहीं
 कर  रहा  हुं।  ने  वहां  ट्रेनिंग  दे  रहे  थे

 ।  इस  तरह  की  ट्रेनिंग  दी  जाती  है  ।  राईफल  ट्र  लीग  होती  है,  जूडो
 सिखाया  जाता  है  ।  इसमें  कोई  आपत्ति  की  बात  नहीं  है  ।  मैं  ब्रिगेडियर  पर  आक्षेप  नहीं  कर  रहा, न  मैं
 कांग्रेस  के  मुख्यमंत्री  पर  आक्षेप  कर  रहा  हूं  ।  लेकिन  उस  सारे  मामले  का  आप  ठीक  पता  लगाते  |  आखिर
 आप  कम्युनिकेशन  मिनिस्टर  हैं,  आप  थोड़ा  कम्युनिकेशन  भी  नहीं  रख  सकते  "(व्यवधान )

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  (भी  राजेश  पायलट) :  अटल  जी,  आज  भी  आप  यह  मानने को
 तैयार  नहीं हैं  कि  प्री-प्लान  था  ।  ** (ब्यबघान)  आप  यह  आत्मा  से  कहिए  कि  प्री-प्लान  था कि  नहीं था  ।
 मैं  आज  भी  मानने  के  लिए  तैयार  हूं

 '
 (ध्यबधघान)  |

 *
 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 थी  अहल  बिहारी  बाजपेयी  :  अध्यक्ष  महोदय,  आपके  सामने  जब  पायलट  साहब ने  आरोप
 लगाया  था  भोर  यहां  से  आवाज  उठी  थी  कि  अगर  आरोप  गलत  हो  तो  पायलट  साहब  इस्तीफा  दे  दे  ।  मैं
 इस्तीफा  देने  की  मांग  कर  रहा  हूं,  वे  मेरे  मित्र हैं  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सदन  में  इस  तरह की
 सनसनी  पैदा।  करने  के  खिलाफ  मेरी  शिकायत  जरूर है  ।

 अयोध्या  में  जो  कुछ  हुआ,  आपने  उसकी  जांच  के  लिए  कमीशन बना  वी  है  ।  हमने  कमीशन  का
 स्वागत  किया  है,  हम  भी  तथ्यों  को  जानना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  तथ्य  सामने  आए,  कमीशन  की  जांच का
 परिणाम  प्रकट हो  इससे  पहले  आप  कमीशन को  प्रभावित  कर  रहे  हैं--यह  एक  बात  है  ।  दूसरी बात
 हमारे  विरूद्ध देश  में  एक  जहरीला  वातावरण पदा  कर रह ेहैं  जिसके  पता  नहीं  क्या  परिणाम हो  सकते
 हैं  ।  अयोध्या  में  जो  कुछ  हुआ  उसका  हमें  खेद  है...  *(ध्यबधान)  प्रधानमंत्री  जी  कहते  हैं  कि  उन्हें  विश्वास
 दिलाया  गया  था  ।  मैं  मनता  हूं  और  मैंने  पहले  दिन  भी  कहा  था  ।  मैंने  पहले  दिन  जो  कहा  था,  अगर
 उस  वातावरण  को  आधार  बनाकर,  उस  स्वीकृति  को  आधार  बनाकर  चर्चा  होती तो  हम  कहीं  पहुंच
 सकते थे  ।
 6.00 Ho  प०

 मगर  2-3  दिन की  चर्चा  हमें  किसी  सही  स्थान  पर पहुंचने में  मदद  नहीं  करेगी, यह  मैं  स्पष्ट
 कहना  चाहता  हूं  ।

 प्रधान  मंत्री  जी  को  विश्वास  था  कि  यह  जो  कह  रहे  हैं  उसका  पालन  होगा  ।  हमको  भी  किठ
 था  और  इसमें  प्रधान  मन्त्री  जी  भी  शामिल हैं  और  सारी  सरकार  शामिल है  कि  अयोध्या  के  मामले  में
 ढांचे  को  सुरक्षित  रखने  का  काम  और  2.77  एकड़  पर  कार  सेवा का  काम  अलग  कर  दिया  जावेगा,
 लखनऊ  बैंच  का  फैसला  आ  जायेगा  और  कार  सेवा  करने  के  लिए जो  लोग  इकट्ठे  होंगे,  उनकों  कर
 मिल  जायेगा  ।  यह  हमें  विशवास  था  ।  आप  कहेंगे  कि  आपका  विश्वास  विश्वास  है  और  हमारा  विश्वास
 साजिश  है  ।  यह  विश्वास का  नापने के  अलग-अलग  गज  कैसे हो  सकते  हैं,  जो  फैसला 1)  दिसम्बर  को
 हुआ  अगर  6  दिसम्बर  से  पहले  हो  जाताਂ  '(ब्यान)

 [िभुयाव ]

 -  सोमनाथ  चटर्जी  (बोलपुर)  :  ऐसा  कसे  हो  सकता  था?

 [  ही)

 oft  असल  बिहारी  बाजपेयी  :  मैं  बताना  नहीं  चाहता  हूं  ।  चटर्जी  साहब  कहेंगे  कि  अदालत का
 फैसला  कसे  आ  सकता  है  ।  वह  बड़े  वकील  हैं  और  हर  काम  में  कानूनी  दांव-पेंच  जानते  हैं  ।  हुम  साधारण
 आदमी हैं,  लेकिन  हम  इतना  जानते हैं  कि  सर्कार  ने  हमारी यह  मांग भी  नहीं  मानी  कि  हुम  लक्षनक

 बेच  के  सामने  जाकर  कहें,  मिल  कर  कहें  कि  आप  शीघ्र  फैसला  सुना  दें  ।  इतनी  बात  नहीं  मानी  ।

 अध्यक्ष  महोदय,  यह  सवाल  ऐसे  हैं  जिनका  जवाब  मिलना  चाहिए  और  मैं  सोचता था  कि  चर्चा

 में  इसके  जवाब  आयेंगे  ।  या  तो  यह  कहिए  कि  अयोध्या  में  जो  कुछ  हुआ,  जब  तक  उसकी  जांच  के  परिणाम
 नहीं  मिलते  हैं  तब  तक  फतवे  नहीं  देंगे,  हम  फैसले  नहीं  देंगे,  हम  किसी  को  कटघरे  में  खड़ा  नहीं  करेंगे

 ।

 [अनुसार)
 -ी  पौ०  थी०  नरसिंह  राब  :  महोदय, मैं  इस  अवस्था  में  एक  बात  को  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  ।

 श्री अटल  जी  की  सूचना  के  लिए  में  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  लखनऊ  पीठ  की  कार्रवाई में  केन्द्र  सरकार
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 का  कोई  हाथ  नहीं  हे  ।  हमें  तो  इससे  इसलिए  सम्बद्ध  किया  गया है  क्योंकि  भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम
 केन्द्रीय  अधिनियम  होता  है  ।  केवल  इसलिये  ।  हम  इससे  पूरी  तरह  से  संबद्ध नहीं  हैं  ।  कृपया इस  बात  पर
 ध्यान  दिया  जाए।  (व्यवधान)

 [हिन्दी]

 भी  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  अध्यक्ष  महोदय,  फिर  प्रधान  मंत्री  कानूनी  बातें  दे  रहे  हैं  ।  बात
 विश्वास  की  हो  रही  है  मैं  नाम  लेना  नहीं  चाहता  हुं,  में  प्रधान  मन्त्री  के  मंत्रिमंडल  के  साथियों  को  कठिनाई
 में  डालना  नहीं  चाहता हुं  ।  जिन्होंने  हमें  विश्वास  दिलाया  कि  फैसला  जल्दी  हो  जायेगा  और  हाई  कोर्ट को
 आपत्ति क्या  हो  सकती  थी,  मगर  दोनों  सरकारें  agi  जाकर  कह  सकती  थीं  उसका  असर  होता  |

 अध्यक्ष  महोदय,  स्वामी  जी  ने  अयोध्या  के  प्रश्न  पर  बिस्तार  से  प्रकाश  डाला  है  ।  उनके  प्रश्नों  का
 कोई  उत्तर  नहीं  है  ।  में  कहता  हूं  कि  आप  जांच  होते  दीजिये,  परिणाम  आने  दीजिए  ।  हम  भी  जातना
 चाहते  हैं  कि  क्‍या  हुआ  है?  कम  से  कम  मुझे  जानकारी  मिलेगी ।  में  प्रधान  मन्त्री  से  जानना  चाहता
 हूंਂ  (व्यवधान) '  *

 थी  राम  नाईक  :  आप  खड़  होकर  बोलिए  ।  हमने  आपकी  बातें  सुनी  हैं,  अब  आप  हमारी  बातें
 सूती  (व्यवधान) '  "यह  सब  मया  है?

 [भानुदास ]
 भरी  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  श्री  सोमनाथ  चटर्जी मैं  इसे  नहीं  मान  रहा  हूंਂ  "(ध्यवघात) मैं मैं

 मानने से  इनकार  करता हूं  ।  (ब्यवधाम)
 [हिन्दी]

 जिन  पार्टियों  का  कोई  दीन-धर्म  नहीं  है,  एक  दिन  356  को  खत्म  करने  की  बात  करते  हैं  तो
 दूसरे  दिन  उसका  समर्थन  करते  हैं,  उन  पार्टियों  को  मैं  मु  ह  नहीं  लगाना  चाहता  हूं  ।

 कल्याण  सिंह  जी  की  सरकार  ने  सुप्रीम  कोर्ट  में  जो  एफीडेविट  दिये  थे,  उनका  वहू  पालन  नहीं
 कर  सकी  ।  इसीलिये  कल्याण  सिंह  जी  ने  इस्तीफा  दे  दिया  ।  आपने  इस्तीफा  स्वीकार  नहीं  किया,  आपने
 कल्याण  सिंह  की  सरकार  को  खस्ती  कर  दिया  ।  यह  बहुत  बड़ा  काम  किया  आपने

 '
 (व्यवधान)  कल्याण

 fog  की  सरकार एक  चुनी हुई  सरकार  थी।  अगर  कल्याण  सिंह  ने  अदालत  की  मानहानि  की  है  तो
 अदालत  में  मुकदमा  पेश  है,  अदालत  उनको  सजा  देगी  ।  जहां  तक  वह  जनता के  सामने  उत्तरदायी  थे,
 weary  अपना  नैतिक  दोष  स्वीकार  कर  लिया,  त्याग-पद  दे  दिया ।  मगर  आपने  उनके साथ  ऐसा  व्यवहार
 नहीं  किया,  जैसा  एक  जनप्रतिनिधि  सकार  को  दूसरी  जनप्रतिनिधि  सरकार  के  साथ  करना  चाहिए ।
 *+**([ब्वबघान) ''  "अध्यक्ष  महोदय,  मैं  प्रधान  मन्त्री से  पूछना  चाहता  हैं,  कल्याण  सिह  सरकार  को  बर्खास्त

 करने  के  दो  कारण  बता  दिये  (व्यवधान)  "यह  जो  राजस्थान,  मध्य  प्रदेश  और  हिमाचल  की  सरकारें
 बर्खास्त की  गई,  इनके  कारण  क्या  हैं?  एक  सरकार  को  यह  बहाना  बनाकर  तोड़ा गया  है  कि  उसके
 मन्त्रियो ंने  कार  सेवकों को  विदाई दी  ।  जब  विदाई  हुई

 जब  कार  सेवक  भेजे  गये,  तब  तक  सुप्रीम  कोट  के  आदेश से  कार  सेवा  बन्द  नहीं  थी  ।  सुप्रीम
 कोट  ने  कार  सेवा  करने  की  इजाजत दी  थीਂ

 नी  नहके  आचार्य  (बांकुरा)  :  मस्जिद  तोड़ने  के  लिए  नहीं  ।
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